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नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अक्तूबर 21 , 2021 / आश्विन 29 , 1943 

NEW DELHI , THURSDAY , OCTOBER 21 , 2021 / ASVINA 29 , 1943 


वस्त्र मंत्रालय 
अधिसूचना 

नई दिल्ली , 20 अक्तूबर , 2021 

विषय : पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान ( पीएम मित्र ) पार्कों की स्थापना । 


फा.सं .20 / 1 / 2019 - एसआईटीपी. 

1 . 

प्रस्तावना : भारत सरकार की इच्छुक राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में ग्रीनफील्ड / ब्राउनफील्ड स्थलों में 7 ( सात ) पीएम मेगा 
एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान ( पीएम मित्र ) पार्क स्थापित करने की योजना है । इस योजना से 2021-22 से 2027-28 की अवधि के 
लिए 4,445 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ प्लग एंड प्ले सुविधाओं सहित एक आधुनिक , एकीकृत बड़े पैमाने पर , विश्व 
स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा । 


2. उद्देश्य : संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य 9 ( " लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण , सतत औद्योगीकरण का संवर्धन करना और 
नवाचार को बढ़ावा देना " ) को प्राप्त करने में भारत की मदद करने के लिए पीएम मित्र पार्क की परिकल्पना की गई है । यह योजना वस्त्र 
उद्योग की संपूर्ण मूल्य - श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने पर और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा विकसित करने के लिए है । 
यह संचालन लागत को कम करेगा और भारतीय वस्त्रों की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगा । यह योजना भारत को निवेश आकर्षित 
करने , रोजगार सृजन को बढ़ावा देने और वैश्विक वस्त्र बाजार में खुद को मजबूती से स्थापित करने में मदद करेगी । इन पार्कों को उन 
स्थलों पर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है , जहां समृद्धि के लिए वस्त्र उद्योग में अंतर्निहित ताकत है और सफल होने के लिए 
आवश्यक सहलग्नताएं ( लिंकेजेड ) हैं । 


( 1 ) 
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3. योजना प्रोत्साहन संरचना 

क ) ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पीएम मित्र पार्क - ग्रीनफील्ड पीएम मित्र और ब्राउनफील्ड पीएम पार्क के विकास के लिए , भारत 
सरकार की ओर से क्रमश : ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पीएम मित्र के लिए प्रति पार्क 500 करोड़ रुपये और 200 करोड़ रुपए की 
अधिकतम सहायता के साथ परियोजना लागत का 30 % की दर से विकास पूंजी सहायता ( डीसीएस ) का प्रावधान है । 


ख ) उपरोक्त डीसीएस कोर इंफ्रास्ट्रक्चर और सहयोगी बुनियादी ढांचे अर्थात विकसित फैक्ट्री साइट , प्लग एंड प्ले सुविधा , इन्क्यूबेशन 
सेंटर , सड़कें , बिजली , पानी और अपशिष्ट जल प्रणाली यानि कॉमन प्रोसेसिंग हाउस और सीईटीपी , श्रमिक हॉस्टल और हाउसिंग , 
लॉजिस्टिक्स पार्क , वेयरहाउसिंग , मेडिकल सुविधाएं , प्रशिक्षण और कौशल विकास सुविधाओं के निर्माण के लिए एक सहयोग है । पार्क 
के क्षेत्रफल का 10 % वाणिज्यिक विकास के लिए उपयोग करने का प्रावधान है अर्थात दुकानें और कार्यालय , शॉपिंग मॉल , होटल और 
कन्वेंशन सेंटर । 


ग ) प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन सहायता ( सीआईएस ) - निर्माण इकाइयों को पीएम मित्र में शीघ्र स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के 
लिए , प्रति पार्क 300 करोड़ रूपये का प्रावधान है , जिसमें कुल बिक्री कारोबार के 3 % तक विनिर्माण इकाइयों को पहले आओ पहले 
पाओ के आधार पर प्रोत्साहन प्रदान किया जा सकता है । यह केवल उन निर्माण कंपनियों के लिए उपलब्ध है जो टेक्सटाइल पीएलआई 
योजना का लाभ नहीं उठा रही हैं और यह तब तक उपलब्ध रहेगी जब तक कि पीएम मित्र पार्क के लिए प्रदान की गई धनराशि समाप्त 
नहीं हो जाती । 

4. गवर्नेस : 


4.1 ग्रीनफील्ड पार्कों के लिए प्रत्येक पीएम मित्र पार्क के लिए पूंजी के साथ परियोजना का नेतृत्व और करोड़ रुपये की प्रदत्त 10 
( एसपीवी ) स्वामित्व इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एक विशेष प्रयोजन वाहनद्वारा किया जाएगा । इसे कंपनी अधिनियम 2013 के 
तहत पंजीकृत किया जाएगा । भारत सरकार पीएम मित्र पार्क के तहत स्थापित की जाने वाली एसपीबी की प्रदत्त पूंजी की 49 % इक्विटी 
के लिए भुगतान करेगी और भाग लेने वाली राज्य सरकार प्रदत्त पूंजी का 51 % भुगतान करेगी । राज्य सरकार वस्त्रउद्योग की देखभाल / 
करने वाले विभाग के प्रशासनिक सचिव को एसपीवी के सीईओ के रूप में नियुक्त करेगी । राज्य सरकार प्रतीकात्मक काल्पनिक मूल्य पर 
एसपीवी को भूमि हस्तांतरित करेगी और इस भूमि संपत्ति का लाभ तथा उपयोग एसपीवीमास्टर डेवलपर द्वारा पीएम मित्र पार्क में / 
उच्च मानक विनिर्देश निवेश के लिए रियायत अवधि के दौरान के साथ पीएम मित्र पार्क के विकास और रखरखाव के लिए किया 
जाएगा । इस भूमि के उपयोग के लिए नियम और प्रक्रियाएं भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आरएफपी और अन्य 
आवश्यक दस्तावेजों के निर्माण के माध्यम से तय किए जाएंगे । सचिव ( वस्त्र ) , भारत सरकार को एसपीबी के अध्यक्ष के रूप में नामित 
किया जाएगा । भारत सरकार परियोजना के लिए आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करेगी । इस संबंध में काम का 
समन्वय करने के लिए एक मिशन निदेशक की अध्यक्षता में यह एक पीएमयू स्थापित करेगी । 


4.2 ब्राउनफील्ड पार्कों के मामले में , एसपीवी का मौजूदा शेयरधारिता पैटर्न जारी रहेगा और मौजूदा एसपीवी पीएम मित्र पार्क को 
लागू करेगा । 


5. परिचालन मॉडल : पीएम मित्र पार्क को डिजाइन प्रारूप पर एक सार्वजनिक ( डीबीएफओटी ) ट्रांसफर - ऑपरेट - फाइनेंस - बिल्ड - तथा 
निजी भागीदारी आधारित मास्टर ( पीपीपी ) डेवलपर या जाएगा । हालांकिमॉडल में विकसित कि ( एमडी ) , असाधारण स्थिति में अन्य 
मॉडल जैसे सरकारी एसपीवी के नेतृत्व वाले मॉडल या निजी डेवलपर की सीमित भागीदारी के साथ हाइब्रिड मॉडल को भी भारत 
सरकार के अनुमोदन से माना जा सकता है । 


6. परियोजना अनुमोदन समिति ( पीएसी ) : सचिव ( वस्त्र ) की अध्यक्षता में एक परियोजना अनुमोदन समिति ( पीएसी ) , वित्तीय 
सलाहकार ( वस्त्र मंत्रालय ) , अपर सचिव / संयुक्त सचिव ( वस्त्र मंत्रालय ) और डीपीआईआईटी और नीति आयोग के प्रतिनिधि इस योजना 
के लिए दिशानिर्देशों को अनुमोदित करेगी , परियोजना की गतिविधियों को मंजूरी देगी और लक्ष्य मानदंडों के आधार पर डीसीएस और 
सीआईएस के तहत व्यय की निगरानी करेगी । पीएसी पीएम मित्र पार्क में अधिकतम संख्या में इकाइयों के शीघ्र संचालन के उद्देश्य से 
सीआईएस नीतियों जैसे निवेश और अन्य उद्देश्य मानकों के साथ लाभ को जोड़ने जैसी नीतियों को भी निर्धारित करेगा । 


7. पार्कों के स्थान का चयन : राज्य सरकारें जिनके पास 1000+ एकड़ की एकसाथ और ऋण तथा विवाद मुक्त भूमि उपलब्ध है , वे 
योजना के तहत आवेदन के लिए पात्र होंगी । साइटों का चयन मापदंडों अर्थात अच्छी कनेक्टिविटी , पर्याप्त गुणवत्ता वाली बिजली का 
बुनियादी ढांचा , पानी और अपशिष्ट जल निपटान प्रणाली , वस्त्र उद्योग के अनुकूल श्रम कानून , एकल खिड़की मंजूरी , राज्य की स्थिर 
और अनुकूल औद्योगिक नीति केवस्त्र / आधार पर एक चुनौती पद्धति पर होगा । राज्य सरकारों से पीएम मित्र पार्क की स्थापना के लिए 
अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाएगा । 
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यह परिकल्पना की गई है कि दो चरणों की चयन प्रक्रिया का पालन किया जाएगा । चरण 1 राज्यों द्वारा प्रस्तावित संभावित स्थलों के 
प्रारंभिक चयन के लिए है । इस स्तर पर , एसपीवी के गठन , पीएम मित्र पार्क की योजना , पीएमए के चयन , आरएफक्यू / आरएफपी के 
विकास और मास्टर डेवलपर के चयन पर खर्च की अनुमति होगी । पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा पर्याप्त क्षमता और अनुभव वाले मास्टर 
डेवलपर के चयन के बाद चरण 2 का प्रारंभ होना । चरण 2 पर , पीएम मित्र पार्क के विकास निर्माण के लिए वस्त्र मंत्रालय से सहायता 
अनुदान जारी करने के लिए साइटें तैयार होंगी । यह प्रक्रिया अनुदान की पहली किस्त जारी होने के बाद पार्क स्थलों पर काम तुरंत शुरू 
करना सुनिश्चित करेगा । 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


8. परियोजना प्रबंधन एजेंसी : वस्त्र मंत्रालय ( एमओटी ) के लिए केंद्रीय स्तर पर तकनीकी सहायता शाखा और परियोजना प्रबंधन 
एजेंसी ( पीएमए ) के रूप में कार्य करने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा एक परियोजना प्रबंधन एजेंसी ( पीएमए ) का 
चयन किया जाएगा । यह साइटों के चयन , संभावित स्थलों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन , मास्टर डेवलपर के चयन , पार्क में निवेश 
आकर्षित करने और परियोजना के कार्यान्वयन और निगरानी से संबंधित अन्य गतिविधियों के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों और 
नीतियों को तैयार करने में मदद करेगा । 


9. योजना दिशानिर्देश : इच्छुक राज्यों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए विस्तृत योजना दिशानिर्देशों को अंतिम रूप दिया जाएगा 
और संबंधित मंत्रालयों / विभागों के परामर्श से अधिसूचित किया जाएगा । 


F.No.20 / 1 / 2019- SITP. 


MINISTRY OF TEXTILES 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 20th October , 2021 


SUBJECT : SETTING UP OF PM MEGA INTEGRATED TEXTILE REGIONS AND APPAREL ( PM 

MITRA ) PARKS . 


विजय कुमार सिंह , अपर सचिव 


1. Introduction : The Government of India plans to set up 7 ( Seven ) PM Mega Integrated Textile Region and 
Apparel ( PM MITRA ) Parks in Greenfield / Brownfield sites in partnership with the willing State Governments . 
The Scheme would lead to creation of a modern , integrated large scale , world class industrial infrastructure 
including plug and play facilitics with a budgetary outlay of ₹ 4.445 crores for a period 2021-22 to 2027-28 . 


2. Objective : PM MITRA Parks is envisaged to help India in achieving the United Nations Sustainable 
Development Goal 9 ( " Build resilient infrastructure , promote sustainable industrialization and foster 
innovation " ) . The scheme is to develop integrated large scale and modern industrial infrastructure facility for 
entire value - chain of the textile industry . It will reduce logistics costs and improve competitiveness of Indian 
Textiles . The scheme will help India in attracting investments , boosting employment generation and position 
itself strongly in the global textile market . These parks are envisaged to be located at sites which have inherent 
strength for Textile Industry to flourish and have necessary linkages to succeed . 

3. Scheme Incentive Structure 


a ) Greenfield and Brownfield PM MITRA Park- For development of Greenfield PM MITRA and Brownfield 
PM Park , there is a provision of Development Capital Support ( DCS ) @ 30 % of the project cost with a 
maximum support of ₹ 500 Cr and ₹ 200 Crore per park for Greenfield and Brownfield PM MITRA 
respectively from the Government of India . 


b ) The above DCS is a support for creation of Core Infrastructure e.g. Developed Factory Sites , Plug & Play 
facility , Incubation Centre , Roads , Power , Water and Waste water system and Support infrastructure e.g. 
Common Processing House & CETP , Workers ' Hostels & Housing , Logistics Park , Warehousing , Medical 
Facilities , Training & Skill Development facilities . There is a provision to use 10 % of the park's area for 
Commercial Development e.g. Shops & Offices , Shopping Malls , Hotels & Convention Centers . 


- 


c ) Competitive Incentive Support ( CIS ) For incentivizing manufacturing units to get setup early in PM 
MITRA , there is a provision of ₹ 300 Cr per park , wherein the incentive can be provided to manufacturing 
units up to 3 % of the total sales turnover on first come first serve basis . This is only available to those 
manufacturing companies who are not availing Textile PLI scheme benefits and will be available till the 
funds provided are not exhausted for the PM MITRA Park . 
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4. Governance : 

4.1 For Greenfield Parks the project will be led and owned by a Special Purpose Vehicle created for this 
purpose for each PM MITRA Park with a paid up capital of 10 Crore . It will be registered under the 
Companies Act 2013. Government of India will pay for 49 % equity of paid up capital of SPV to be set up 
under PM MITRA Park and participating State Government will pay for 51 % of the paid up capital . The 
State Government will appoint the Administrative Secretary of the Department looking after Textiles / 
Industry as CEO of the SPV . The State Government will transfer land to the SPV at symbolic notional 
price and this land asset will be further used to leverage by SPV / Master Developer for investment in the 
PM MITRA Park for development and maintenance of the PM MITRA Park with a high standard 
specification during the concession period . The terms and modalities for specific use of this land will be 
decided by Government of India and State Government jointly by way of formulation of RFP and other 
required documents . Secretary ( Textiles ) , Government of India will be nominated as Chairperson of SPV . 
The Government of India will provide necessary financial and technical support for the project . It will set 
up a PMU headed by a Mission Director to coordinate work in this regard . 


In case of Brownfield parks , the existing shareholding pattern of the SPV will continue and the existing 
SPV will implement the PM MITRA Park . 


5. Operational Model : PM MITRA Park will be developed in a Public Private Partnership ( PPP ) based Master 
Developer ( MD ) model on Design - Build - Finance - Operate - Transfer ( DBFOT ) format . However , other models 
such as Government SPV led Model or Hybrid model with limited participation of private developer can also be 
considered in exceptional situation with the approval of Government of India . 


6. Project Approval Committee ( PAC ) : A Project Approval Committee ( PAC ) under the Chairmanship of 
Secretary ( Textiles ) , AS / JS ( MoT ) , Financial Advisor ( MoT ) and representatives of DPIIT and NITI Aayog will 
approve the guidelines for this scheme , sanction project activities and monitor the expenditure under DCS and 
CIS based on objective criteria . The PAC will also fine tune the CIS policies such as linking benefits with 
investment and other objective parameters with aim of earliest operationalization of maximum number of units in 
PM MITRA Park . 


7. Selection of Location of Parks : State governments having ready availability of contiguous and encumbrance 
free land parcel of 1000+ acres will be eligible for application under the Scheme . The selection of sites will 
happen on a challenge method with parameters c.g. good connectivity , adequate quality power infrastructure , 
water and waste water disposal system , Industry Friendly labour laws , Single Window Clearances , Stable and 
Conducive industrial / textile policy of the state . The State Governments will be requested to submit their proposals 
for setting up of PM MITRA Park . 


It has been envisaged that a Two Stage selection process shall be followed . Stage 1 is for preliminary selection of 
potential sites offered by States . At this stage , expenditure on Constitution of SPV , Planning of PM MITRA Park , 
Selection of PMA , Development of RFQ / RFP and Selection of Master Developer will be permitted . Selection of a 
Master Developer with adequate capacity and experience by a transparent selection process will lead to Stage 2 . 
At Stage 2 , sites will be ready for release of Grants in Aid from Ministry of Textiles for 
development / construction of PM MITRA Park . This will ensure immediate commencement of the work at the 
park sites after first release of Grant . 


8. Project Management Agency : A Project Management Agency ( PMA ) will be selected by fair and transparent 
selection process to act as the technical support arm and Project Management Agency ( PMA ) at the central level 
for Ministry of Textiles ( MoT ) . It will help in formulation of required documents and policies regarding selection 
of sites , feasibility studies for the potential sites , selection of Master Developer , attracting investment in the park 
and other activities related to implementation and monitoring of the project . 


9. Scheme Guidelines : Detailed operational scheme guidelines for inviting application from willing states will be 
finalized and notified in consultation with concerned Ministries / Departments . 


VIJOY KUMAR SINGH , Addl . Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 
and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 . 


ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR 

2021.10.21 18:23:15 + 05'30 ' 


